
 

भारत सरकार 

इलेक्ट्रॉननकी और सूचना प्रौद्योनगकी मंत्रालय 

लोक सभा 

अतारांककत प्रश्न संख्या 1163 

नजसका उत्तर 14 कदसम्बर, 2022 को कदया जाना ह ै। 

23 अग्रहायण, 1944 (शक) 

  
सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमला      

1163.   श्री डी. एम. कथीर आनन्द :  

 डॉ. टी. सुमनत (ए) तानमझाची थंगापंनडयन :  

 श्री अनुराग शमाा :  
    

 क्या इलेक्ट्रॉननकी और सूचना प्रौद्योनगकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 
 

(क)    क्या सरकार नवशेषकर भारत में साइबर पुनलस के पास दशे के भीतर या नवदशेों स ेउकसाय े

गए सरकारी वेबसाइटों या डटेा पर ककसी भी साइबर हमल ेस े ननपटन ेऔर उस े रोकने के नलए 

अत्याधुननक प्रौद्योनगकी उपकरणों के साथ पयााप्त तकनीकी/अनुसंधान सुनवधाए ंउपलब्ध हैं;   

(ख)   यकद हा,ं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह ैऔर दशे में अत्याधुननक साइबर पुनलससग नवकनसत करन े

के नलए नवशेषकर ककतनी रानश ननधााररत/नवतररत की गई ह;ै 

(ग)       क्या सरकार की लगातार बढ़ते साइबर अपराधों स े ननपटन ेके नलए पुनलसकर्ममयों के 

नलए दशे में एक साइबर सुरक्षा प्रनशक्षण संस्थान स्थानपत करन ेकी योजना ह;ै और  

(घ) यकद हा,ं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह ैऔर उस पर क्या कारावाई की गई ह?ै  
 
 

उत्तर 

इलेक्ट्रॉननकी और सूचना प्रौद्योनगकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर) 
 

(क) और (ख): संनवधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुनलस' और 'सावाजननक आदशे' राज्य के 

नवषय हैं। इस प्रकार साइबर अपराध स ेननपटन ेकी नजम्मेदारी मुख्य रूप स ेराज्य सरकार और राज्य 

पुनलस की ह ै । राज्य सरकार साइबर संबंधी पुनलस कायों के नलए अपने पुनलस बलों को पयााप्त 

तकनीकी/अनुसंधान सुनवधाओं, अत्याधुननक प्रौद्योनगकी गैजेट्स और प्रनशक्षण स ेसंसानधत करन े के 

नलए नजम्मेदार ह।ै कें द्र सरकार अपनी नवनध प्रवतान एजेंनसयों (एलईए) की क्षमता में आवधान के नलए 

नवनभन्न सलाहों और योजनाओं के माध्यम स े राज्य सरकारों की पहलों को पूरा करती ह।ै इसके 

अनतररक्त, सीईआरटी-इन जांच के दौरान आवश्यकता के अनुसार नवनध प्रवतान एजेंनसयों को सहायता 

प्रदान करता ह ै। 
 

मनहलाओं और बच्चों के नखलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के अंतगात, साइबर फोरेंनसक-सह-

प्रनशक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करन,े कननष्ठ साइबर परामशादाताओं को ननयुक्त करन ेएव ंनवनध 

प्रवतान एजेंनसयों,  लोक अनभयोजकों और न्यानयक अनधकाररयों की क्षमता में आवधान करन ेके नलए 

राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को 99.88 करोड़ रुपए की नवत्तीय सहायता प्रदान की गई ह।ै पुनलस 

योजना के आधुननकीकरण के नलए राज्यों को सहायता दनेे के तहत, नवीनतम प्रनशक्षण गैजेट्स, 

आधुननक संचार/फोरेंनसक उपकरणों, साइबर पुनलससग उपकरणों आकद का अनधग्रहण करन ेके संबंध में 



नपछले तीन वषों के दौरान नवनभन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को 1,042.94 करोड़ रुपए की कुल 

रानश जारी की गई ह।ै 
 

(ग) और (घ): गृह मंत्रालय द्वारा स्थानपत भारतीय साइबर अपराध समन्वय कें द्र के तहत 'साइटे्रन' 

पोटाल नामक एक व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉमा नवकनसत ककया गया था, 

ताकक पुनलस अनधकारी और न्यानयक अनधकारी प्रमाणन के साथ-साथ साइबर अपराध जांच, 

फोरेंनसक, अनभयोजन आकद के महत्वपूणा पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम स ेअपनी 

क्षमता में आवधान कर सकें । इसके अलावा, जांच और अनभयोजन के बेहतर संचालन के नलए पुनलस 

कर्ममयों, लोक अनभयोजकों और न्यानयक अनधकाररयों के नलए प्रनशक्षण पाठ्यक्रम तैयार ककया गया। 

तदनुसार, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों स ेप्रनशक्षण कायाक्रम आयोनजत करन ेका अनुरोध ककया गया ह।ै 
******* 


